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भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के 
डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन 
संदर्भ 

•	 गहृ मतं्रालय के अनसुार, 1 जनवरी, 2027 से नए 
आपराधिक काननूों के अतंर्गत होने वाली सभी जाँचों 
एवं न्यायिक ट्रायल से संबंधित प्रक्रियाओ ंका डिजिटल 
रूप से अभिलेखन किया जाएगा।

परिचय 

•	 अंतर-सचंालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली की 
स्थापना पलुिस (CCTNS), न्यायालय (e-Courts), 
कारागार (e-Prisons), विधि विज्ञान प्रयोगशालाओ ं
(e-Forensics) तथा अभियोजन (e-Prosecution) 
प्रणालियों को एकीकृत करके की गई ह।ै

•	 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब य्ूरो (NCRB) इस 
परियोजना के क्रियान्वयन हते ुनोडल एजेंसी ह,ै जबकि 
राष्ट्रीय सचूना विज्ञान कें द्र (NIC) प्रौद्योगिकी 
साझदेार के रूप में कार्य कर रहा ह।ै

•	 ICJS 2.0 परियोजना के अतंर्गत सभी अनपु्रयोगों का 
उन्नयन किया जा रहा ह ै तथा राज्यों एवं कें द्रशासित 
प्रदशेों को हार्डवेयर तथा नेटवर्क  कनेक्टिविटी के उन्नयन 
के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई ह।ै

ICJS द्वारा संबोधित प्रमुख क्षेत्र

•	 पलुिस, कारागार, विधि विज्ञान, अभियोजन तथा 
न्यायालयों के विभिन्न आकँड़ा-समहूों (Data Sets) के 
मध्य निर्बाध एकीकरण सनुिश्चित करना।

•	 डेटा प्रविष्टि में होने वाली त्रुटियों को कम कर डेटा की 
गणुवत्ता में सधुार करना।

•	 विभिन्न स्तंभों के मध्य सचूनाओ ंकी सहज उपलब्धता के 
माध्यम से जाँच एवं न्यायिक विचारण की प्रभावशीलता 
तथा समयबद्धता बढ़ाना।

•	 जाँच प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बदु्धिमत्ता/
मशीन लर्निंग (AI/ML) आधारित उपकरणों के प्रभावी 
उपयोग को सक्षम बनाना।

•	 निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में कागजी अभिलेखों पर निर्भरता 
कम करना।

•	 “स्मार्ट पुलिसिगं “ की दिशा में परिवर्तन को प्रोत्साहित 
करना।

विकसित एवं उन्नत की जा रही प्रमुख डिजिटल 
प्रणालियाँ

•	 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिग नेटवर्क  एवं प्रणाली 
(CCTNS) परियोजना, 2009: इसका उद्देश्य सभी 
पलुिस थानों को एक समान अनपु्रयोग सॉफ्टवेयर से 
जोड़ना ह।ै

	� यह जाँच, डेटा विश्लेषण, अनसुंधान, नीति-निर्माण 
तथा नागरिक सेवाओ ं के प्रभावी प्रावधान में 
सहायक ह।ै

•	 ई-प्रिज़न्स : यह एक क्लाउड-आधारित एकीकृत 
अनपु्रयोग ह,ै जिसे भारत के सभी राज्यों के लिए विकसित 
किया गया ह,ै जहाँ राज्य अपनी आवश्यकताओ ं के 
अनसुार इसमें आवश्यक विन्यास कर सकते हैं।

	� यह कारागारों में निरुद्ध बंदियों से संबंधित 
वास्तविक समय की जानकारी न्यायालयों, कारागार 
अधिकारियों तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जडु़े 
अन्य संस्थानों को उपलब्ध कराता ह।ै

•	 ई-फॉरेंसिक्स : यह ICJS परियोजना के अतंर्गत 
विकसित एक ऑनलाइन प्रकरण पंजीकरण एवं ट्रैकिग 
प्रणाली ह।ै

	� यह विधि विज्ञान विशषेज्ञों को पलुिस के लिए शीघ्र, 
सटीक एवं विश्वसनीय फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध 
कराने में सहायता प्रदान करती ह।ै

•	 ई-प्रॉसिक य्ूशन: इसका मखु्य उद्देश्य लोक अभियोजकों 
की कार्यप्रणाली का डिजिटलीकरण करना ह।ै

	� यह आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शी एवं त्वरित 
न्यायिक विचारण सनुिश्चित करने में सहायक ह।ै
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•	 राष्ट्रीय स्वचालित अंगुलिचिह्न पहचान प्रणाली 
(NAFIS): यह अपराधियों के अगंलुिचिह्नों का एक 
कें द्रीकृत भडंार ह।ै

	� इसका उपयोग सभी राज्यों, कें द्रशासित प्रदशेों 
तथा कें द्रीय काननू प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा 
सकता ह।ै

•	 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) प्रणाली: सरकार ने 
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 
अधिनियमित किया ह।ै

	� यह अधिनियम पलुिस एवं कारागार अधिकारियों 
को आपराधिक मामलों में पहचान एवं जाँच के 
उद्देश्य से संबंधित व्यक्तियों के मापन एकत्र करने का 
अधिकार प्रदान करता ह।ै

	� राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब य्ूरो (NCRB) को 
इस अधिनियम के दशेभर के सभी राज्यों एवं 
कें द्रशासित प्रदशेों में क्रियान्वयन हते ुनोडल एजेंसी 
नामित किया गया ह।ै

चिताएँ 

•	 डेटा गोपनीयता एवं साइबर सरुक्षा सबंंधी जोखिम: 
आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न डेटाबेसों के 
एकीकरण से डेटा उल्लंघन, साइबर हमलों तथा 
संवेदनशील व्यक्तिगत सचूनाओ ं के दरुुपयोग की 
आशकंा बढ़ जाती ह।ै

•	 डिजिटल विभाजन एवं असमान पहुचँ: ग्रामीण एवं 
दरूस्थ क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल अवसंरचना तथा कम 
डिजिटल साक्षरता के कारण कमजोर एवं वंचित वर्ग 
न्याय तक पहुचँ से वंचित हो सकते हैं।

•	 निष्पक्ष न्यायिक विचारण एवं विधिसम्मत प्रक्रिया 
पर प्रभाव: तकनीकी त्रुटियाँ, इटंरनेट कनेक्टिविटी 
की समस्याए ँ तथा आभासी न्यायिक कार्यवाहियों पर 
अत्यधिक निर्भरता प्रभावी काननूी प्रतिनिधित्व एवं 
न्याय तक पहुचँ को बाधित कर सकती ह।ै

•	 ससं्थागत एवं अवसरंचनात्मक चुनौतियाँ: विभिन्न 
प्रणालियों के मध्य सीमित अतंर-संचालनीयता, अपर्याप्त 
डिजिटल अवसंरचना तथा पलुिस, अभियोजकों एवं 
न्यायिक अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण 
प्रभावी क्रियान्वयन प्रभावित होता ह।ै

•	 विधिक एवं नियामकीय कमियाँ: भारत में कृत्रिम 
बदु्धिमत्ता, डिजिटल साक्ष्य, जवाबदहेी एवं डेटा शासन 
से संबंधित व्यापक विधिक ढाँच ेका अभाव ह,ै जिससे 
अनिश्चितता एवं संभावित दरुुपयोग की संभावना बनी 
रहती ह।ै

आगे की राह

•	 डेटा सरंक्षण एवं साइबर सरुक्षा का सदुृढ़ीकरण: 
आपराधिक न्याय डेटाबेस के लिए सदुृढ़ डेटा संरक्षण 
मानक, नियमित सरुक्षा ऑडिट, एन्क्रिप्शन तथा कठोर 
अभिगम नियंत्रण लाग ूकिए जाए।ँ

•	 डिजिटल विभाजन को कम करना: डिजिटल 
अवसंरचना, इटंरनेट कनेक्टिविटी एवं डिजिटल साक्षरता 
में सधुार किया जाए तथा डिजिटल रूप से वंचित 
नागरिकों के लिए ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध 
कराए जाए।ँ

•	 ससं्थागत क्षमता का विकास: पलुिस, अभियोजकों, 
फॉरेंसिक विशषेज्ञों एवं न्यायिक अधिकारियों को 
डिजिटल उपकरणों, साइबर फॉरेंसिक तथा इलेक्ट्रॉनिक 
साक्ष्यों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

•	 सदुृढ़ विधिक एवं नैतिक ढाँचा का विकास: कृत्रिम 
बदु्धिमत्ता, चहेरे की पहचान तथा डिजिटल साक्ष्यों के 
उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाए ँ तथा 
गोपनीयता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया की 
सरुक्षा हते ुस्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

•	 अंतर-सचंालनीयता एवं अवसरंचना का 
सदुृढ़ीकरण: अंतर-सचंालनीय आपराधिक न्याय 
प्रणाली (ICJS) के अतंर्गत पलुिस, न्यायालय, 
कारागार, अभियोजन तथा विधि विज्ञान प्रणालियों के 
मध्य मानकीकृत प्रोटोकॉल एवं विश्वसनीय डिजिटल 
अवसंरचना के माध्यम से निर्बाध एकीकरण को सदुृढ़ 
किया जाए।

स्रोत: TH

खाड़ी देशो ंसे प्राप्त प्रेषण में वृद्धि 
संदर्भ 

•	 आर थ्िक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक आर थ्िक 
समीक्षा के अनसुार, पश्चिम एशिया में जारी संकट के 
बावजदू अप्रैल 2026 में खाड़ी क्षेत्र से भारत को प्राप्त 



4 दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

शुद्ध प्रेषण बढ़कर 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, 
जो विगत वर्ष की समान अवधि की तलुना में 70% 
अधिक ह।ै

परिचय

•	 वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत को प्राप्त 
प्रेषण बढ़कर 155.1 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड 
स्तर पर पहुचँ गया, जबकि FY25 में यह 135.4 अरब 
अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार इसमें वर्ष-दर-वर्ष 
14.5% की वदृ्धि दर्ज की गई।

•	 सकल घरेल ूउत्पाद (GDP) के अनपुात में प्रेषण की 
हिस्सेदारी FY25 के 3.6% से बढ़कर FY26 में 
4.0% हो गई।

•	 पश्चिम एशिया में भ-ूराजनीतिक तनाव के कारण खाड़ी 
दशेों से भारत आने वाले प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की आशकंाओ ंके विपरीत, प्रेषण प्राप्तियाँ सदुृढ़ बनी 
हुई हैं।

	� प्रेषण में यह स्थिरता इसलिए बनी रही क्योंकि यह 
मखु्यतः क्षेत्र के श्रम बाजार की परिस्थितियों 
पर आधारित होता ह ै तथा प्रत्यक्ष विदशेी निवेश 
(FDI), पोर्टफोलियो निवेश एवं ऋण प्रवाह जैसे 
अपेक्षाकृत अस्थिर वित्तीय प्रवाहों की भाँति 
अल्पकालिक संकटों से प्रभावित नहीं होता।

	� रिपोर्ट के अनसुार, भारत के बाह्य वित्तपोषण के 
स्रोतों में प्रेषण ऐतिहासिक रूप से सबसे स्थिर घटकों 
में से एक रहा ह।ै

प﻿्रेषण 

•	 प्रेषण वह प्रक्रिया ह ै जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति 
द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दसूरे दशे में स्थित व्यक्तियों, 
विशषेकर अपने परिवार के सदस्यों, को धन भजेा जाता 
ह।ै

•	 सामान्यतः यह धन विदशेों में कार्यरत व्यक्तियों, 
विशषेकर ब्लू-कॉलर अथवा कुशल श्रमिकों द्वारा 
भजेा जाता ह।ै

•	 प्रेषण के माध्यम : प्रेषण निम्नलिखित माध्यमों से 
किया जा सकता ह—ै

	� बैंकों के माध्यम से।
	� धन अतंरण सेवा प्रदाताओ ंके माध्यम से।
	� डिजिटल भगुतान प्लेटफॉर्मों के माध्यम से।

•	 प्रेषण के प्रकार: लेन-दने के उद्देश्य के आधार पर प्रेषण 
दो प्रकार का होता ह—ै

	� अंतर्वर्ती प्रेषण : किसी अन्य खाते से घरेल ूअथवा 
अतंरराष्ट्रीय स्तर पर धनराशि का किसी खाते में 
स्थानांतरण अंतर्वर्ती प्रेषण कहलाता ह।ै

	� बाह्य प्रेषण: किसी दशे से विदशे अथवा अन्य दशे 
में धनराशि का स्थानांतरण बाह्य प्रेषण कहलाता 
ह।ै

•	 प्रभाव : प्रेषण अनेक दशेों के लिए आय का एक 
महत्त्वपरू्ण स्रोत ह।ै

	� यह आर थ्िक स्थिरता को सदुृढ़ करने में महत्त्वपरू्ण 
भमूिका निभाता ह।ै

	� यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान  
करता ह।ै

	� अनेक दशेों में यह व्यापार घाटे के वित्तपोषण में भी 
सहायक सिद्ध होता ह।ै

स्रोत: TH

प﻿्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) 
के 10 वर्ष 
संदर्भ 

•	 प्रधानमंत्री कृषि सिचंाई योजना ने सतत जल 
प्रबंधन तथा सिचंाई कवरेज के विस्तार के माध्यम 
से सिंचाई-आधारित कृषि परिवर्तन को प्रोत्साहन दतेे 
हुए अपने 10 वर्ष से अधिक सफलतापरू्वक परू्ण कर 
लिए हैं।

प﻿्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) के बारे में

•	 प्रधानमतं्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) वर्ष 2015 
में “हर खेत को पानी” तथा “प्रति बंूद अधिक 
फसल “ के दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ की गई एक प्रमखु  
सिंचाई योजना ह।ै

•	 इसका उद्देश्य जल स्रोतों के सजृन से लेकर खेत स्तर 
पर जल के कुशल उपयोग तक जल संसाधनों का 
समकेित विकास एवं प्रभावी प्रबंधन सनुिश्चित करना ह।ै

•	 यह योजना अभिसरण दृष्टिकोण पर आधारित ह,ै 
जिसके अतंर्गत जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं 
किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास 
मंत्रालय संयकु्त रूप से कार्य करते हैं।
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प्﻿रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) के प्रमुख 
घटक

•	 त्वरित सिचंाई लाभ कार्यक्रम (AIBP): इसका 
उद्देश्य प्रमखु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओ ं को 
समयबद्ध रूप से परू्ण करना ह।ै

	� यह सिंचाई अवसंरचना के विकास तथा जल की 
उपलब्धता में सधुार सनुिश्चित करता ह।ै

	� वर्ष 2016-17 से अब तक इस कार्यक्रम के अतंर्गत 
21,023 करोड़ रुपये से अधिक की कें द्रीय 
सहायता प्रदान की जा चकुी ह।ै

	� इससे लगभग 1.73 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त 
हुआ ह।ै

	� हाल ही में स्वीकृत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल 
प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM) 
का उद्देश्य दाबयकु्त पाइप नेटवर्क  तथा सकू्ष्म 
सिचंाई प्रणालियों के माध्यम से खतेों तक जल 
पहुचँाना ह।ै

•	 हर खेत को पानी (HKKP): इसका उद्देश्य लघ ु
सिंचाई परियोजनाओ ंएवं भ-ूजल विकास के माध्यम से 
सनुिश्चित सिंचाई का विस्तार करना ह।ै

	� यह पारंपरिक जलाशयों के मरम्मत, नवीनीकरण 
एवं पुनर्स्थापन (RRR) को भी प्रोत्साहित करता ह।ै

	� अब तक 3,462 से अधिक सतही लघ ुसिंचाई एवं 
RRR योजनाओ ंका क्रियान्वयन किया जा चकुा ह।ै

•	 जलागम विकास घटक : यह वर्षा-आधारित एवं 
अवनत क्षेत्रों में समकेित जलागम प्रबंधन को प्रोत्साहन 
दतेा ह।ै

	� इसके माध्यम से मदृा में आर्द्रता संरक्षण, भ-ूजल 
पनुर्भरण तथा जलवाय ुअनकूुलन क्षमता को सदुृढ़ 
किया जाता ह।ै

•	 प्रति बंूद अधिक फसल (PDMC): इसका उद्देश्य 
ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिचंाई जैसी सकू्ष्म सिंचाई 
तकनीकों को प्रोत्साहन दनेा ह।ै

	� वर्ष 2022-23 से इस घटक को प्रधानमंत्री 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) 
में समाहित कर दिया गया ह।ै

	� इसके अतंर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह—ै
	� लघु एवं सीमांत किसानों को  

55% अनुदान।
	� अन्य किसानों को 45% अनुदान।

भारत की सिचाई अवसंरचना से संबंधित प्रमुख 
समस्याएँ

•	 मानसनू पर अत्यधिक निर्भरता भारत के शदु्ध बोए 
गए क्षेत्र का लगभग आधा भाग वर्षा-आधारित कृषि 
पर निर्भर ह,ै जिससे कृषि अत्यधिक मानसनू-निर्भर बनी 
रहती ह।ै

•	 जल का अकुशल उपयोग: भारतीय कृषि में बाढ़ 
सिंचाई का व्यापक उपयोग होता ह,ै जिसके कारण 
वाष्पीकरण, बहाव तथा रिसाव से जल की पर्याप्त हानि 
होती ह।ै

•	 क्षेत्रीय असमानताए:ँ पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों 
में सिंचाई कवरेज अपेक्षाकृत अधिक ह,ै जबकि परू्वी एवं 
मध्य भारत के अनेक क्षेत्र अब भी सिंचाई सवुिधाओ ंसे 
वंचित हैं।

•	 भू-जल का क्षरण: अनियोजित एवं अत्यधिक दोहन 
के कारण अनेक क्षेत्रों में भ-ूजल स्तर लगातार नीच ेजा 
रहा ह।ै

•	 अपूर्ण सिचंाई परियोजनाए:ँ वित्तीय संसाधनों की 
कमी एवं प्रशासनिक विलंब के कारण अनेक प्रमखु एवं 
मध्यम सिचाई परियोजनाए ँदशकों से अधरूी पड़ी हैं।

•	 जलवायु परिवर्तन: सखू ेकी बढ़ती आवतृ्ति, अनियमित 
वर्षा तथा चरम मौसमीय घटनाए ँकृषि की स्थिरता एवं 
उत्पादकता के लिए गंभीर चनुौती बन रही हैं।

PMKSY किस प्रकार समाधान प्रस्तुत करती है?

•	 समेकित जल ससंाधन प्रबंधन: PMKSY जल 
स्रोतों के सजृन से लेकर खते स्तर पर जल के कुशल 
उपयोग तक संपरू्ण सिंचाई मलू्य श्रृंखला का समग्र 
प्रबंधन सनुिश्चित करती ह।ै
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•	 सकू्ष्म सिचंाई को प्रोत्साहन: ड्रिप एवं स्प्रिंकलर 
सिंचाई प्रणालियाँ जल की न्यूनतम हानि सनुिश्चित करती 
हैं तथा सिंचाई दक्षता में उल्लेखनीय वदृ्धि करती हैं।

•	 सनुिश्चित सिचंाई का विस्तार: AIBP तथा HKKP 
के माध्यम से सिचाई सवुिधाओ ंसे वंचित क्षेत्रों में सिंचाई 
अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा ह।ै

•	 जलागम आधारित विकास: वर्षा जल संचयन, 
भ-ूजल पनुर्भरण तथा मदृा संरक्षण जैसे उपाय वर्षा-
आधारित क्षेत्रों की जलवाय ुअनकूुलन क्षमता को सदुृढ़ 
बनाते हैं।

•	 अभिसरण एवं विकें द्रीकृत योजना निर्माण: यह 
योजना विभिन्न मतं्रालयों एवं राज्यों के मध्य बेहतर 
समन्वय एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित 
करती ह।ै

•	 जलवायु अनुकूल कृषि: जल संसाधनों के कुशल 
एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से किसान जलवाय ु
परिवर्तन, सखूा एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के 
प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम एवं अनकूुल बनते हैं।

विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 
(PMKSY) की प्रमुख उपलब्धियाँ

•	 सिचंाई कवरेज का विस्तार: प्रधानमतं्री कृषि सिंचाई 
योजना (PMKSY) को वर्ष 2021-26 की अवधि 
तक 93,068.56 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 
जारी रखा गया ह।ै

	� अगस्त 2025 तक इस योजना से 2.7 करोड़ (27 
मिलियन) से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हो 
चकुा ह।ै

	� विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से 2.461 करोड़ 
हेक्टेयर (24.61 मिलियन हेक्टेयर) से अधिक 
क्षेत्र को सिचाई सवुिधाओ ंके अतंर्गत लाया गया 
अथवा विकसित किया गया ह।ै

•	 सिचंाई क्षमता में वदृ्धि: हर खेत को पानी (HKKP) 
घटक के अतंर्गत किए गए हस्तक्षेपों से लगभग 5.93 
लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सजृन किया 
गया ह।ै

	� भ-ूजल विकास संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से 
लगभग 88.55 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई 
क्षमता जोड़ी गई ह।ै

•	 सकू्ष्म सिचंाई को प्रोत्साहन: लगभग 110.92 लाख 
हेक्टेयर क्षेत्र को सकू्ष्म सिचंाई के अतंर्गत लाया गया ह।ै

	� इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 9.3 लाख 
किसानों को सहायता प्रदान की जाती ह।ै

•	 जल उपयोग दक्षता में वदृ्धि: स्प्रिंकलर एवं ड्रिप 
सिचंाई प्रणालियों के उपयोग से जल, उर्वरक, विद्युत 
तथा श्रम की खपत में उल्लेखनीय कमी आई ह।ै

	� इससे सिंचाई दक्षता में वदृ्धि के साथ-साथ कृषि 
उत्पादन की लागत में भी कमी आई ह।ै

•	 किसानों की आय में वदृ्धि: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी 
जिले के किसानों के अनभुवों से ज्ञात होता ह ैकि—

	� फसल उत्पादकता में 25–30% तक वदृ्धि हुई ह।ै
	� जल एवं अन्य कृषि निवेशों के उपयोग में लगभग 

50% की कमी आई ह।ै
	� किसानों को प्रति हके्टेयर लगभग 60,000 से 

70,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त हो रहा ह।ै
•	 प्राकृतिक ससंाधनों का सतत प्रबंधन: जलागम 

आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य, भू-
जल पुनर्भरण तथा पारिस्थितिकीय सततता में 
उल्लेखनीय सधुार हुआ ह।ै

	� इन प्रयासों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के 
साथ-साथ कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता एवं 
जलवाय ुअनकूुलन क्षमता को भी सदुृढ़ किया ह।ै



7दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

आगे की राह

•	 सकू्ष्म सिचंाई का सार्वभौमिक विस्तार: वर्तमान में 
भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल एक छोटा भाग 
ही सकू्ष्म सिचंाई के अतंर्गत आता ह।ै

	� जल उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा कृषि की उत्पादकता 
में सधुार के लिए सकू्ष्म सिंचाई तकनीकों को व्यापक 
स्तर पर अपनाने की आवश्यकता ह।ै

•	 सहभागी सिचंाई प्रबंधन का सदुृढ़ीकरण: जल के 
समचुित वितरण, कुशल प्रबंधन तथा सिंचाई अवसंरचना 
के प्रभावी रखरखाव के लिए जल उपयोगकर्ता सघंों 
को अधिक सशक्त एवं सक्षम बनाया जाना आवश्यक ह।ै

•	 अपूर्ण सिचंाई परियोजनाओ ंको समयबद्ध रूप से 
पूर्ण करना: लंबित सिंचाई परियोजनाओ ंका समयबद्ध 
क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी सनुिश्चित की जानी 
चाहिए, जिससे सिंचाई क्षमता का शीघ्र विस्तार हो सके।

•	 फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन: जल-संकटग्रस्त 
क्षेत्रों में अधिक जल-गहन फसलों के स्थान पर कम 
जल की आवश्यकता वाली फसलों को प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए, ताकि जल संसाधनों का सतत एवं 
विवेकपरू्ण उपयोग सनुिश्चित हो सके।

•	 प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार: रिमोट सेंसिगं 
, भौगोलिक सचूना प्रणाली (GIS), कृत्रिम 
बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सिचंाई परामर्श, तथा 
इटंरनेट ऑफ थिग्स (IoT) समर थ्ित परिशुद्ध कृषि 
जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग सिंचाई 
प्रबंधन को अधिक प्रभावी एवं दक्ष बना सकता ह।ै

•	 भू-जल शासन में सधुार: दीर्घकालिक जल सरुक्षा 
सनुिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक भू-जल बजट तथा 
जलभृतों के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी 
जानी चाहिए।

•	 विभिन्न योजनाओ ं के मध्य अधिक अभिसरण 
: प्रधानमतं्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 
योजना (MGNREGS), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना (PM-RKVY) तथा अटल भूजल 
योजना जैसी योजनाओ ं के साथ प्रभावी अभिसरण 
सनुिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि संसाधनों का 
अधिकतम एवं समन्वित उपयोग हो सके।

स्रोत: PIB

राज्﻿य सरकारो ंके लिए राजकोषीय संतुलन 
की चुनौती 
संदर﻿्भ

•	 हाल ही में केरल एवं तमिलनाड सरकारों द्वारा जारी 
श्वेत पत्रों ने यह रेखांकित किया ह ै कि सामाजिक एवं 
आर थ्िक विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त करने 
के बावजदू राज्य सरकारें बढ़ते हुए राजकोषीय दबाव का 
सामना कर रही हैं।

राज्﻿यों पर बढ़ता सार्वजनिक ऋण

•	 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट 2025–
26 के अनसुार, राज्यों ने वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य 
सरकार प्रतिभतूियों के माध्यम से 12.76 लाख करोड़ 
रुपये एकत्रित किए, जबकि 2024–25 में यह राशि 
10.73 लाख करोड़ रुपये थी।

	� राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का 76.3% 
वित्तपोषण बाजार से उधार लेकर किया गया, जबकि 
विगत वर्ष यह 71.8% था।

•	 राज्यों द्वारा उधारी में तीव्र वदृ्धि के कारण राज्य विकास 
ऋण (SDLs) तथा तलुनीय कें द्र सरकार प्रतिभतूियों 
(G-Secs) के प्रतिफल के मध्य अतंर बढ़ गया ह।ै

	� SDLs पर भारित औसत कट-ऑफ प्रतिफल 
2024–25 के 7.20% से बढ़कर 2025–26 में 
7.32% हो गया।

राज्य सरकारें  के राजकोषीय दबाव का सामना करने 
के कारण

•	 विकास सबंंधी उत्तरदायित्व: राज्य सरकारें स्वास्थ्य, 
शिक्षा, सिंचाई, शहरी एवं ग्रामीण विकास तथा 
जनकल्याण जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओ ं के 
प्रदाय के लिए उत्तरदायी हैं।
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	� बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण तथा नागरिकों 
की बढ़ती अपेक्षाओ ं के कारण सामाजिक एवं 
आर थ्िक क्षेत्रों पर व्यय में उल्लेखनीय वदृ्धि हुई ह।ै

•	 सीमित राजस्व सगं्रहण क्षमता : राज्य सरकारें अपने 
राजस्व के लिए मखु्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर 
(SGST), राज्य उत्पाद शलु्क, स्टाम्प शलु्क तथा मोटर 
वाहन कर पर निर्भर रहती हैं।

•	 कें द्र से हस्तांतरण पर निर्भरता: राज्य सरकारें करों 
के बँटवारे , वित्त आयोग के अनदुानों, कें द्र प्रायोजित 
योजनाओ ं तथा ऋणों के लिए कें द्र सरकार पर निर्भर 
रहती हैं।

	� राज्यों ने करों के अपर्याप्त बँटवारे तथा शर्तबद्ध 
अनदुानों को लेकर अपनी चितंाए ँव्यक्त की हैं।

•	 चालू व्यय की पूर्ति हेतु उधारी: भारत के नियंत्रक 
एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में उधारी के 
‘स्वर्णिम नियम’ के उल्लंघन की ओर संकेत किया गया 
ह,ै जिसके अनसुार सरकारों को ऋण केवल पूंजीगत 
निवेश हते ुलेना चाहिए, न कि चाल ूअथवा परिचालन 
व्यय की परू्ति के लिए।

	� CAG ने पाया कि पंजाब, तमिलनाड, पश्चिम 
बंगाल, आधं्र प्रदशे सहित 11 राज्यों में शदु्ध उधारी 
का आध े से अधिक भाग अवसंरचना निर्माण के 
बजाय वेतन, पेंशन एवं सब्सिडी जैसे राजस्व व्ययों 
पर व्यय  किया गया।

राज्य﻿ों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक 
उपाय 

•	 राजकोषीय सघंवाद का सदुृढ़ीकरण: राज्यों को 
उनके व्यय संबंधी दायित्वों की परू्ति हते ुपर्याप्त वित्तीय 
संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

	� इससे राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओ ं के 
अनरुूप विकास कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता में 
वदृ्धि होगी।

•	 पंूजीगत व्यय में वदृ्धि: राज्यों को अवसंरचना, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, अनसुंधान, नवीकरणीय ऊर्जा तथा डिजिटल 
अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता दनेी चाहिए।

	� अधिक पूंजीगत व्यय उत्पादकता बढ़ाता ह ै तथा 
दीर्घकालिक आर थ्िक लाभ सनुिश्चित करता ह।ै

•	 उधारी की लागत में कमी: राज्य विकास ऋण 
(SDLs) की उधारी लागत कम करने के लिए प्रभावी 
उपाय किए जाने चाहिए, जिससे विकास परियोजनाओ ं
हते ुअतिरिक्त राजकोषीय संसाधन उपलब्ध हो सकें ।

•	 लोक वित्तीय प्रबंधन का सदुृढ़ीकरण : बेहतर 
परियोजना नियोजन, समयबद्ध क्रियान्वयन, परिणाम-
आधारित बजट प्रणाली तथा पारदर्शिता के माध्यम से 
सार्वजनिक व्यय की दक्षता में वदृ्धि की जा सकती ह।ै

•	 सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन: 
अवसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी 
सार्वजनिक निवेश का परूक बनेगी तथा राज्य सरकारों 
पर पड़ने वाले राजकोषीय दबाव को कम करेगी।

निष्कर्ष 

•	 समावेशी विकास, संतलुित क्षेत्रीय विकास तथा प्रभावी 
सशुासन की प्राप्ति के लिए राज्यों की सदुृढ़ वित्तीय 
स्थिति अत्यंत आवश्यक ह।ै

•	 विवेकपरू्ण ऋण प्रबंधन के साथ मानव पूंजी एवं 
अवसंरचना में निरंतर निवेश पर आधारित संतलुित 
दृष्टिकोण राज्यों को भारत के दीर्घकालिक आर थ्िक 
विकास का अधिक सशक्त प्रेरक बना सकता ह।ै

भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का विधिक एवं 
संस्थागत ढाँचा 

•	 सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 : यह 
सार्वजनिक ऋण के निर्गमन एवं प्रबंधन से संबंधित 
प्रक्रियात्मक प्रावधानों को विनियमित करता ह,ै 
यद्यपि वर्तमान वित्तीय बाजारों की आवश्यकताओ ं
की दृष्टि से इसे अपेक्षाकृत परुाना माना जाता ह।ै

•	 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 
अधिनियम, 2003: यह अधिनियम राजकोषीय घाटे 
एवं सार्वजनिक ऋण के लक्ष्यों का निर्धारण करता ह।ै

	� इसके अतंर्गत पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग तथा 
मध्यम अवधि की राजकोषीय रणनीति को 
प्रोत्साहित किया जाता ह।ै

	� यह राजकोषीय अनशुासन के लिए निम्नलिखित 
लक्ष्य निर्धारित करता ह—ै

	� कें द्र सरकार का ऋण : सकल घरेल ूउत्पाद 
(GDP) का 40%
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	� सामान्य सरकार (कें द्र एवं राज्य) का 
कुल ऋण : सकल घरेल ूउत्पाद (GDP) 
का 60%

•	 सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006: यह 
सरकारी प्रतिभतूियों के निर्गमन, व्यापार एवं प्रबंधन 
को विनियमित करता ह।ै

•	 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934: इस 
अधिनियम की धारा 17, 20, 21 एवं 21A के 
अतंर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को कें द्र एवं 
राज्य सरकारों के ऋण का प्रबंधन, ऋण निर्गमन तथा 
सरकारी प्रतिभतूियों के संचालन का दायित्व सौंपा 
गया ह।ै

•	 भारतीय सवंिधान का अनुच छ्ेद 293(3) : 
अनचु्छेद 293 राज्य सरकारों की उधार लेने की 
शक्तियों से संबंधित ह।ै

	� इसके अनसुार, यदि कोई राज्य भारत सरकार 
का ऋणी ह ैअथवा भारत सरकार द्वारा दिए गए 
किसी ऋण का भगुतान अभी शषे ह,ै तो वह 
भारत सरकार की परू्व सहमति के बिना कोई नया 
ऋण प्राप्त नहीं कर सकता।

स्रोत: TH, BS

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नौ वर्ष 
संदर्भ

•	 1 जुलाई, 2026 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने 
101वें सवंिधान सशंोधन अधिनियम के अतंर्गत 
लाग ूहोने के नौ वर्ष परू्ण कर लिए।

GST के नौ वर्ष : प्रमुख उपलब्धियाँ

•	 अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण: GST ने 
भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे का 
उल्लेखनीय विस्तार किया ह।ै

	� पंजीकृत करदाताओ ं की संख्या वर्ष 2017 में 
लगभग 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 तक 
लगभग 1.65 करोड़ हो गई ह।ै

•	 2. राजस्व सगं्रहण में उल्लेखनीय वदृ्धि : GST से 
प्राप्त कर राजस्व में वर्षों के दौरान निरंतर वदृ्धि दर्ज की 
गई ह।ै

	� सकल GST राजस्व वर्ष 2017–18 के लगभग 
7.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025–26 में 
22.27 लाख करोड़ रुपये हो गया ह।ै

•	 एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की दिशा में प्रगति : GST 
ने कें द्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 17 विभिन्न 
अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेकर एक समान राष्ट्रीय 
बाजार की स्थापना की ह।ै

	� इसके माध्यम से करों के कर की समस्या में 
उल्लेखनीय कमी आई ह ै तथा “एक राष्ट्र, एक 
कर “ की अवधारणा को सदुृढ़ किया गया ह।ै

GST 2.0 : प्रमुख सुधार

•	 कर दरों का युक्तिकरण: परू्व की चार-स्तरीय कर 
सरंचना (5%, 12%, 18% एवं 28%) को बड़े 
पैमाने पर दो प्रमुख कर स्लैब—5% एवं 18% में 
समकेित किया गया ह।ै

	� इसके अतिरिक्त, विलासिता एवं अवांछनीय 
वस्तुओ ंपर 40% की नई कर दर लाग ूकी गई ह।ै

•	 घरेलू उपभोक्ताओ ं को राहत: UHT दूध (टेट्रा 
पैक), पनीर, रोटी तथा रबड़ जैसी आवश्यक वस्तुओ ं
को शून्य (0%) GST श्रेणी में रखा गया ह।ै

	� साबनु, टूथपेस्ट तथा रसोई उपयोग की सामान्य 
वस्तुओ ंको 5% GST श्रेणी में सम्मिलित किया 
गया ह।ै

•	 स्वास्थ्य एवं बीमा क्षेत्र: जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य 
बीमा उत्पादों को GST से मुक्त किया गया ह।ै

	� आवश्यक औषधियों तथा चिकित्सा उपकरणों पर 
GST की दरों में भी कमी की गई ह।ै
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•	 क्षेत्र-विशिष्ट समर्थन: GST 2.0 के सधुारों के माध्यम 
से प्रमखु क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली उलटी शुल्क 
सरंचना की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया 
गया ह।ै

•	 ससं्थागत सदुृढ़ीकरण: वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय 
अधिकरण (GSTAT) को क्रियाशील बनाया गया ह,ै 
जिससे कर विवादों के त्वरित निस्तारण को प्रोत्साहन 
मिलेगा।

आगामी पीढ़ी का GST: लाभ

चुनौतियाँ 

•	 राजस्व में सभंावित कमी: कर दरों में कमी के 
परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय के अनसुार वित्त वर्ष 
2023–24 के उपभोग आधार पर लगभग 48,000 
करोड़ रुपये के संभावित राजस्व हानि की आशकंा ह।ै

	� इसकी भरपाई के लिए कराधान के आधार का 
विस्तार आवश्यक होगा।

•	 इनपुट टैक्स क्रेडिट  (ITC) समाप्त होने से जुड़ी 
चिताए:ँ स्वास्थ्य सेवाओ ंएवं बीमा उत्पादों पर इनपुट 
टैक्स क्रेडिट  (ITC) समाप्त किए जाने से इन सेवाओ ं
को प्रदान करने वाले व्यवसायों की लागत बढ़ सकती 
ह,ै जिससे उपभोक्ताओ ंको मिलने वाली राहत आशंिक 
रूप से कम हो सकती ह।ै

•	 पेट्रोलियम उत्पादों का GST के दायरे से बाहर 
रहना: पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे से बाहर 
रखने के कारण करों के कर की समस्या बनी हुई ह।ै

	� इससे लॉजिस्टिक्स एवं विनिर्माण क्षेत्र की लागत 
प्रभावित होती ह ैतथा GST के मलू उद्देश्य—कर 
दक्षता—को आशंिक रूप से बाधित करती ह।ै

•	 सकं्रमणकालीन अनुपालन सबंंधी चुनौतियाँ: 
कर दरों के यकु्तिकरण के बावजदू व्यवसायों को मलू्य 
निर्धारण संरचना, बिलिग प्रणाली तथा लेखांकन 
प्रक्रियाओ ं में परिवर्तन करना पड़ रहा ह,ै जिससे 
अल्पकालिक परिचालन संबंधी जटिलताए ँउत्पन्न हो 
रही हैं।

•	 राज्यों की चिताए:ँ GST क्षतिपरू्ति व्यवस्था की 
समाप्ति तथा नवीनतम कर दर यकु्तिकरण के बाद 
संभावित राजस्व हानि को लेकर अनेक राज्यों ने अपनी 
चितंाए ँव्यक्त की हैं।

•	 राजस्व वदृ्धि की गति में कमी: यद्यपि GST संग्रह 
निरंतर रिकॉर्ड स्तर पर पहुचँ रहा ह,ै फिर भी वर्ष-दर-वर्ष 
वदृ्धि की गति में कमी दखेी जा रही ह।ै

	� इससे दीर्घकालिक राजस्व वदृ्धि की स्थिरता तथा 
कराधान के आधार को और विस्तृत करने की 
आवश्यकता पर प्रश्न उठे हैं।

आगे की राह 

•	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण: फर्जी चालानों 
पर नियंत्रण के लिए AI-आधारित चालान मिलान 
तथा वास्तविक समय में ITC सत्यापन प्रणाली 
विकसित की जानी चाहिए।

	� इससे राजस्व की सरुक्षा सनुिश्चित होगी तथा 
ईमानदार करदाताओ ं पर अनपुालन का अतिरिक्त 
भार  नहीं पड़ेगा।

•	 सहकारी सघंवाद का सदुृढ़ीकरण: राज्यों की राजस्व 
संबंधी चितंाओ ंके समाधान तथा भविष्य के सधुारों पर 
व्यापक सहमति सनुिश्चित करने के लिए GST परिषद 
के माध्यम से निरंतर संवाद एवं सहयोग बनाए रखना 
आवश्यक ह।ै

•	 GST के कराधान आधार का विस्तार: कराधान 
के आधार का विस्तार राजस्व वदृ्धि को सदुृढ़ करेगा, 
अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और सरल बनाएगा तथा भारत 
को एक व्यापक एवं समग्र GST व्यवस्था की दिशा 
में आगे बढ़ाएगा।
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•	 विवादों का त्वरित निस्तारण : GST अपीलीय 
अधिकरण (GSTAT) को दशे के सभी 45 निर्धारित 
स्थानों पर शीघ्र क्रियाशील बनाया जाना चाहिए, ताकि 
लंबित कर विवादों का समयबद्ध निस्तारण हो सके 
तथा करदाताओ ंका GST विवाद निवारण प्रणाली में 
विश्वास और अधिक सदुृढ़ हो।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

हूल दिवस
संदर्भ 

•	 प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया 
जाता ह।ै यह 1855 के सथंाल विद्रोह की वर्षगाँठ 
का प्रतीक ह,ै जिसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक 
किसान एवं जनजातीय विद्रोहों में से एक माना जाता ह।ै

संथाल हूल

•	 1855 का सथंाल हूल साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक 
व्यापक जनजातीय विद्रोह था, जिसका नेततृ्व चार 
भाइयों—सिदो, कान्हू, चाँद एवं भैरव मुर्मू तथा 
उनकी बहनों फूलो एवं झानो ने किया।

•	 पषृ्ठभूमि: वर्ष 1832 में ब्रिटिश सरकार ने वर्तमान 
झारखंड में दामिन-ए-कोह नामक क्षेत्र को संथाल 
जनजाति के पनुर्वास एवं बसावट के लिए चिह्नित किया।

	� प्रारंभ में इस क्षेत्र का उद्देश्य शांतिपरू्ण पनुर्वास एवं 
कृषि विकास को प्रोत्साहित करना था।

	� कित ुसमय के साथ बाहरी लोगों (दिकुओ)ं द्वारा 
शोषण बढ़ने लगा, जिसके परिणामस्वरूप संथालों 
की भमूि उनसे छिनने लगी तथा वे आर थ्िक एवं 
सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हुए।

•	 सथंाल हूल : मुर्मू बंधुओ ंके नेततृ्व में लगभग 60,000 
सथंालों ने ईस्ट इडंिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया 
तथा गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई।

	� संथालों ने उच्च जातियों, जमींदारों, दरोगाओ ंतथा 
साहूकारों के विरुद्ध भी संघर्ष किया, जिन्हें सामहूिक 
रूप से ‘दिकु’ कहा जाता था।

	� ब्रिटिश शासन ने सिदो मुर्मू को 1855 में तथा 
कान्हू मुर्मू को 1856 में फाँसी द ेदी।

•	 महत्त्व: इस विद्रोह के परिणामस्वरूप सथंाल परगना 
काश्तकारी अधिनियम, 1876 तथा छोटानागपुर 
काश्तकारी अधिनियम, 1908 अधिनियमित किए 
गए।

	� इन अधिनियमों का उद्देश्य जनजातीय भूमि 
अधिकारों तथा सांस्कृति क स्वायत्तता का 
संरक्षण सनुिश्चित करना था।

स्रोत: IE

एफसीआरए 2.0 पोर्टल एवं ई-ओसीआई 
कार्ड 
संदर्भ 

•	 कें द्रीय गहृ मतं्री ने विदेशी अंशदान (विनियमन) 
अधिनियम 2.0 पोर्टल तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी 
भारतीय नागरिक (e-OCI) कार्ड का शभुारंभ किया।

एफसीआरए 2.0 पोर्टल 

•	 इस पोर्टल का विकास विदेशी अंशदान (विनियमन) 
अधिनियम (FCRA) के अतंर्गत अनपुालन को सरल 
बनाने तथा निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र को सदुृढ़ करने के 
उद्देश्य से किया गया ह।ै

•	 आवेदन, नवीनीकरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य 
सभी प्रमखु सेवाओ ंसे संबंधित प्रक्रियाओ ंको परू्णतः 
डिजिटल बना दिया गया ह।ै

•	 राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड (MeghRaj) पर होस्ट 
किए गए इस पोर्टल में निम्नलिखित सवुिधाए ँउपलब्ध हैं—

	� प्रक्रिया पनुर्रचना 
	� एकीकृत डैशबोर्ड 
	� आधार-आधारित प्रमाणीकरण 
	� ई-हस्ताक्षर (e-Sign) सवुिधा
	� OCR (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) 

आधारित दस्तावेज़ विश्लेषण
•	 यह पोर्टल PAN, आधार, OCI, NGO दर्पण तथा 

भारतीय सनदी लेखाकार ससं्थान (ICAI) की 
UDIN प्रणाली सहित प्रमखु सरकारी डेटाबेस एवं 
बैंकों के साथ एकीकृत ह।ै
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ई-ओसीआई कार्ड

•	 इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक (e-OCI) 
कार्ड वैश्विक भारतीय प्रवासी समदुाय के लिए पूर्णतः 
डिजिटल एवं नागरिक-कें द्रित पहल ह।ै

•	 इस प्रणाली के अतंर्गत आवेदक संपरू्ण OCI प्रक्रिया 
को ऑनलाइन परूा कर सकते हैं, जिसमें—

	� ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना,
	� आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना,
	� आवेदन की स्वीकृति के पश्चात डिजिटल 

रूप से जनित OCI कार्ड डाउनलोड करना 
सम्मिलित ह।ै

•	 इस पहल का उद्देश्य OCI सेवाओ ंको अधिक सरल, 
पारदर्शी, त्वरित एवं दक्ष बनाना ह।ै

स्रोत: PIB

एके डमिक बैंक ऑफ क्रेड िट्स (ABC) एवं 
अपार (APAAR)
संदर्भ 

•	 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स (ABC) शिक्षा 
मतं्रालय द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी डिजिटल मचं ह,ै 
जिसका विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(UGC) द्वारा किया जाता ह।ै

परिचय

•	 APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक 
अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी एक विशिष्ट 12 अंकों की 
छात्र पहचान सखं्या ह,ै जो एकेडमिक बैंक ऑफ 
क्रेडिट स (ABC) प्रणाली से संबद्ध होती ह।ै

	� इसे “एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान “ पहल के 
अतंर्गत प्रारंभ किया गया ह,ै जिसका उद्देश्य प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए एक एकीकृत शैक्षणिक पहचान 
उपलब्ध कराना ह।ै

•	 इसका उद्देश्य एक लचीली एवं विद्यार्थी-कें द्रित शिक्षा 
प्रणाली का निर्माण करना ह,ै जिसमें विद्यार थ्ियों की 
शकै्षणिक उपलब्धियों को मान्यता दी जा सके, उनका 
सरुक्षित अभिलेखीकरण किया जा सके तथा जीवनभर 
उनका उपयोग किया जा सके।

•	 यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 तथा राष्ट्रीय 

क्रेडिट  रूपरेखा (NCrF) के उद्देश्यों को समर्थन प्रदान 
करता ह।ै इसके माध्यम से—

	� शकै्षणिक क्रेड िट के अतंरण,
	� बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गमन की सवुिधा,
	� तथा विभिन्न संस्थानों एवं विषयों में अर्जित 

अधिगम की मान्यता सनुिश्चित की जाती ह।ै
•	 यह प्रणाली डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध ह ै

तथा विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास 
एवं अन्य अधिगम कार्यक्रमों से संबंधित विद्यार थ्ियों के 
समस्त शकै्षणिक अभिलेखों को एक ही डिजिटल मचं 
पर एकीकृत करती ह।ै

स्रोत: PIB

जलवायु टिपिग पॉइंट्स
संदर्भ 

•	 जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु परिवर्तन सम म्ेलन 
के दौरान जलवायु टिपिग पॉइट्ंस प्रमखु चर्चा का 
विषय रह।े

जलवायु टिपिग पॉइंट्स क्या हैं?

•	 जलवायु टिपिग पॉइटं पथृ्वी की जलवाय ुप्रणाली की 
वह निर्णायक सीमा ह,ै जिसके पार पहुचँने पर एक 
छोटा-सा अतिरिक्त परिवर्तन भी व्यापक, स्वयं को निरंतर 
सदुृढ़ करने वाले तथा संभावित रूप से अपरिवर्तनीय 
परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकता ह।ै

	� एक बार यह सीमा पार हो जाने पर, मलू कारण के 
कम हो जाने के बावजदू प्रभावित जलवाय ुप्रणाली 
में परिवर्तन जारी रह सकते हैं।

•	 यह प्रक्रिया सकारात्मक प्रतिपुष्टि चक्र के माध्यम से 
संचालित होती ह,ै जिसमें एक परिवर्तन दसूरे परिवर्तन 
को और तीव्र कर दतेा ह।ै
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प्रमुख संभावित जलवायु टिपिग पॉइंट्स

•	 आर्कटि क समुद्री बर्फ  का क्षय: आर्कटि क क्षेत्र की 
समदु्री बर्फ  के निरंतर पिघलने से पथृ्वी की परावर्तन 
क्षमता कम होती ह,ै जिससे अधिक सौर ऊर्जा 
अवशोषित होती ह ैऔर वैश्विक तापन की गति तीव्र हो 
जाती ह।ै

•	 अमेज़न वर्षावनों का क्षरण: बढ़ते तापमान, वनों की 
कटाई तथा वर्षा में कमी के कारण अमजे़न वर्षावन का 
बड़ा भाग सवाना  में परिवर्तित हो सकता ह।ै

	� इससे विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषकों में से 
एक की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आ सकती ह।ै

•	 अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसचंरण: 
इस प्रमखु महासागरीय धारा के कमजोर पड़ने से यूरोप, 
अफ्रीका एवं एशिया में वर्षा चक्र, कृषि तथा मौसम 
प्रणालियों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता ह।ै

•	 ग्रीनलैंड हिमचादर का पिघलना : ग्रीनलैंड की 
हिमचादर के तीव्र पिघलने से दीर्घकाल में वैश्विक 
समुद्र-स्तर में उल्लेखनीय वदृ्धि हो सकती ह।ै

•	 प्रवाल भित्तियों का विनाश: महासागरों के बढ़ते 
तापमान तथा अम्लीकरण के कारण प्रवाल विरंजन 
की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो सकती ह,ै जिससे समदु्री 
जैव विविधता को गंभीर क्षति पहुचँने की आशकंा ह।ै

स्रोत: TH
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